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श्री तरुण विजयः
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 
क्या मत्री महोदय ने पिछले सत्र में इस मुद्दे पर हुई एक चर्चा के दौरान अपने द्वारा दिए गए वचन के अनुसार पाकिस्तान सरकार के साथ हुई अपनी बातचीत के दौरान पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की अभियुक्ति और उनके मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया था;

(ख) 
यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) 
यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; 

(घ) 
क्या सरकार ने बलुचिस्तान से चार हिंदू व्यापारियों के अपहरण और पाकिस्तान में एक हिंदू युवक का इस्लाम धर्म में धर्मांतरण का टी.वी. पर प्रसारण किए जाने पर गौर किया है; और
(ड.)
यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का दृष्टिकोण क्या है?
उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री ई. अहमद)
(क) से (ङ) : सरकार को समय-समय पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की रिपोर्टें मिली हैं जिसमें बलुचिस्तान से हिन्दू व्यापारियों का अपहरण तथा पाकिस्तान में एक हिन्दू युवक का इस्लाम धर्म में धर्मांतरण का टी.वी. पर प्रसारण किया जाना शामिल है। हिन्दुओं को उत्पीड़ित तथा अभित्रस्त करने की घटनाओं की भी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों सहित अपने नागरिकों के प्रति अपने दायित्व का पालन करे। तथापि, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के उत्पीड़न की रिपोर्टों के आधार पर, सरकार ने विगत में पाकिस्तान सरकार के साथ इस मामले को उठाया था। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि वह स्थिति से पूरी तरह से वाकिफ़ है और वह अपने सभी नागरिकों, विशेष तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के हित का ध्यान रखती है।

हाल ही में, पाकिस्तान में अपहरण, जबरन धर्म-परिवर्तन और हिन्दु लड़कियों की उनकी इच्छा के विरूद्ध मुस्लिम व्यक्तियों से शादी करवाने के मामले पर भारत की गंभीर चिन्ताओं से पाकिस्तानी पक्ष को अवगत करा दिया गया है। इस संबंध में पाकिस्तान के साथ 8 मई, 2012 को कार्यवाही की गई थी। यह बता दिया गया था कि हमारी यह प्रत्याशा है कि पाकिस्तान सरकार अपने अल्पसंख्यक समुदायों के हित का ध्यान रखेगी और इस संबंध में अपना दायित्व निभाएगी। पाकिस्तानी पक्ष ने इसके जवाब में कहा कि पाकिस्तान सरकार को इस मामले की जानकारी है और पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने इस मामले पर कार्रवाई की है और यह कि पाकिस्तान सरकार सभी अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है।
*****
